भारत सरकार
वित्त मंत्रालय 
वित्तीय सेवाएं विभाग
राज्य सभा 
अतारांकित प्रश्न संख्या 4098
(जिसका उत्तर 03 अप्रैल, 2018/13 चैत्र, 1940 (शक) को दिया जाना है)
किसानों को ऋण प्रदान करने के लिए बैंकों की और अधिक ग्रामीण शाखाएं
4098.
श्री मनीष गुप्ताः 
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क)
क्या यह सच है कि किसानों को दिया जाने वाला पच्चीस प्रतिशत (25%) प्रत्यक्ष कृषि ऋण बैंकों की शहरी और मेट्रो शाखाओं द्वारा दिया जाता है;

(ख)
यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग)
क्या सरकार का बैंकों की और अधिक ग्रामीण शाखाएं स्थापित करके किसानों को और अधिक ऋण प्रदान किए जाने की कोई योजना है; और
(घ)
यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?
उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्‍ल)
(क) से (घ): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और राष्‍ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि शहरी तथा महानगरीय शाखाओं के माध्‍यम से किसानों को दिये गये कृषि ऋण पर आंकड़े केंद्रीय स्‍तर पर नहीं रखे जाते हैं।
तथापि, सरकार/आरबीआई ने संस्थागत ऋण का प्रवाह बढ़ाने तथा अधिकाधिक किसानों को संस्थागत ऋण के दायरे में लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इन उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ, किसानों को बाधामुक्त फसल ऋण प्रदान करने के लिए उठाए गए मुख्य कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:-
· आरबीआई के निदेशों के अनुसार, घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को कृषि क्षेत्र के लिए समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) या तुलनपत्र बाह्य एक्‍सपोजर के समतुल्‍य ऋण (सीईओबीई), जो भी अधिक हो, का 18% प्रदान करना आवश्‍यक है। भूमिहीन कृषि मजदूरों, काश्तकार किसानों, मौखिक पट्टेदारों और बटार्इदार किसानों सहित छोटे एवं सीमांत किसानों को ऋण प्रदान करने के लिए 8% का एक उप-लक्ष्‍य भी विनिर्धारित किया गया है। 
· सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना आरंभ की है। यह योजना किसानों को फसलें उगाने, कटाई उपरांत व्‍ययों, उत्‍पाद विपणन ऋण; किसानों के परिवार की उपभोग संबंधी आवश्‍यकताओं; कृषि आस्तियों के रखरखाव और कृषि से संबद्ध गतिविधियों के लिए कार्यशील पूंजी; तथा कृषि और सम्बद्ध गतिविधियों के लिए निवेश ऋण आवश्‍यकता हेतु अल्‍पावधि ऋण आवश्‍यकताओं को पूरा करने के लिए सक्षम बनाती है। केसीसी योजना को अब सरलीकृत किया गया है तथा इसमें एटीएम समर्थित रूपे डेबिट कार्ड जारी करने की व्यवस्था है, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, एकबारगी प्रलेखीकरण, सीमा में बिल्ट-इन-लागत में  वृद्धि, सीमा के भीतर अनगिनत आहरण की सुविधाएं शामिल हैं।
· किसानों को 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की कम ब्याज दर पर कृषि ऋण उपलब्ध कराने को ध्यान में रखते हुए कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार द्वारा 3.00 लाख रुपए तक के अल्पावधि फसल ऋणों के लिए ब्याज सहायता योजना कार्यान्वित की जाती है। इस योजना में बैंकों को अपने संसाधनों का उपयोग करने पर 2 प्रतिशत की ब्याज सहायता दी जाती है। इसके अलावा, ऋण का तत्परता से पुनर्भुगतान करने पर किसानों को 3 प्रतिशत का अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाता है, जिससे ब्याज की प्रभावी दर कम होकर 4 प्रतिशत हो जाती है। 
अपनी शाखा प्राधिकार नीति को युक्तियुक्‍त बनाने के दिनांक 18.05.2017 के विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार आरबीआई ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को प्रत्‍येक मामले में आरबीआई से पूर्वानुमोदन प्राप्‍त किए बिना देश के किसी भी स्‍थान पर बैंकिंग आउटलेट खोलने के लिए साधारण अनुमति प्रदान कर दी है, जो कि इस शर्त के अध्‍यधीन होगी कि एक वित्‍त वर्ष के दौरान खोली गई बैंकिंग आउटलेट की कुल संख्‍या का कम से कम 25% 10,000 से कम आबादी वाले बैंकिंग रहित ग्रामीण केन्‍द्रों में खोली जाएंगी। इस प्रयोजन के लिए पूर्वोत्तर राज्यों एवं सिक्किम तथा भारत सरकार द्वारा यथा अधिसूचित वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित जिलों में भी 50,000 से कम जनसंख्या वाले किसी भी केन्द्र में बैंकिंग आउटलेट खोलने को भी बैंक रहित ग्रामीण केन्द्रों में बैंकिंग आउटलेट खोलने के समतुल्य माना जाता है।
प्रधान मंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) की शुरूआत के उपरांत सभी ग्रामीण और अर्द्धशहरी क्षेत्रों को 1.59 लाख उप-सेवा क्षेत्रों (एसएसए) में बांटा गया है जहां पर प्रत्‍येक एसएसए में 1,000 से 1,500 परिवारों को कवर किया गया है। 1.26 लाख एसएसए में अंतर-परिचालनीय बैंक मित्र तैनात किये गये हैं जबकि 0.33 लाख एसएसए को शाखाओं द्वारा कवर किया गया है। 
आरबीआई के अनुदेशों के अनुसार राज्‍य स्‍तरीय बैंकर्स समितियों (एसएलबीसी) से यह अपेक्षित है कि वे बैंकों को ऐसे बैंकिंग-रहित ग्रामीण क्षेत्रों की पहचान करने में सक्षम बनाए जहां पर वे बैंकिंग आउटलेट खोलने के इच्‍छुक हैं तथा बैंकों से अपेक्षित है कि वे इस संबंध में एसएलबीसी संयोजक के साथ ताल-मेल करें। तदनुसार, बैंकिंगरहित गांवों में नई बैंकिंग आउटलेट खोलने के संबंध में जन-प्रतिनिधियों से प्राप्‍त अभ्‍यावेदन एसएलबीसी संयोजकों को सम्‍प्रेषित कर दिए जाते हैं।
*****
